
भारत सरकार 
(जनजातीय कायय मंत्राऱय) 

राज्य सभा 
अताराांकित प्रश्न सांख्या 2983 

उत्तर देने की ताररख 18.07.2019 
    

वन अधििार अधिननयम िा उधित िायाान्वयन 
2983. श्री संजय ससहंः  
 

क्या जनजातीय कायय मंत्री यह बताने की कृऩा करेंगे ककः 
 

(क) क्या यह सच है कक जनजातीय ऱोगों की स्थथतत में सुधार ऱाने से संबंधधत अनुसूधचत 
जनजातत और अन्य ऩरंऩरागत वन तनवासी (वन  अधधकारों को मान्यता) संशोधन तनयम , 
2012 में यथा उस्लऱखखत तनयमों का सही से कायायन्वयन नहीं ककया जा रहा है; और 
 

(ख) यदद हां, तो इसके क्या कारण हैं? 
उत्तर 

 
जनजातीय कायय राज्य मंत्री  

(सुश्री रेणुका ससंह सरूता) 

 

 (क) और (ख) अनुसूधचत जनजातत तथा अन्य ऩरम्ऩरागत वन तनवासी (वन अधधकारों की 
मान्यता) अधधतनयम, 2006 (संऺेऩ में वन अधधकार अधधतनयम , 2006) तथा इसके तहत 
तनसमयत तनयमों के अनुसार अधधतनयम के कायायन्वयन की स्जम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य-ऺेत्रों 
की है। 

यह मंत्राऱय, वन तनवासी समुदायों को वन अधधकार प्रदान करने के सऱए अधधतनयम 
तथा इसमें तनदहत तनयमों में उस्लऱखखत तनधायररत प्रकिया ऩर बऱ देते हुए , अधधतनयम के 
प्रभावी कायायन्वयन के सऱए समय-समय ऩर राज्य सरकारों को तनधायररत प्रकिया का ऩाऱन 
सुतनस्चचत कक ये जाने  के सऱए  ववसभन्न तनदेश / ऩरामशय जारी करता रहा है  ताकक  ऩात्र 
व्यस्क्तयों के दावे अथवीकार न हों । योग्य दावों की गऱत अथवीकृतत को रोकने के सऱए 
सभी खाररज ककये गये दावों की समीऺा के सऱए समय-समय ऩर इस मंत्राऱय द्वारा राज्यों 
से अनुरोध ककया गया है | 

ददनांक 31.03.2019 तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना  के अनुसार , कुऱ 
42,37,853 दावे (व्यस्क्तगत और समुदातयक) दायर ककए गए थे, स्जनमें से 19,64,048 
अधधकार ऩत्र (व्यस्क्तगत और समुदातयक) ववतररत ककए गए  हैं  और 17,53,504 
(व्यस्क्तगत और समुदातयक) दावों को यह कहते हुए अथवीकार कर ददया गया कक कुऱ 
5,20,301 दावे ऱंबबत हैं और मान्यता / सत्याऩन के ववसभन्न चरणों में हैं।  

 
***** 


